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भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2212
12 मई, 2016 को उत्तर के लिए
jk"Vªh; jktèkkuh {ks= dk jktLFkku rd foLrkj
2212- Jh v'd vyh Vkd%
D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ;g lp gS fd dsUnz ljdkj }kjk jktLFkku ds dqN {ks=ksa dks jk"Vªh; jktèkkuh {ks= fnYyh esa 'kkfey djus gsrq fpfUgr fd;k x;k Fkk( 
¼[k½ ;fn gka] rks mDr {ks=ksa dk C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼x½ mDr {ks=ksa ds fodkl gsrq dsUnz ,oa jkT; ljdkjksa }kjk fd, x, iz;klksa dk C;kSjk D;k gS\
उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
( श्री बाबुल सुप्रियो )
(क)और (ख) : राजस्‍थान के अलवर और भरतपुर जिलों को राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है । 
(ग): केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों की विभिन्‍न स्‍कीमों के अंतर्गत अलवर और भरतपुर जिलों में विकास कार्य किया जा रहा है । इसके अतिरिक्‍त राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) जल आपूर्ति, सीवर, परिवहन, सामाजिक और विद्युत क्षेत्र से संबंधित वास्‍तविक और सामाजिक अवसरंचना परियोजनाओं के लिए अनुमानित परियोजना लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत तक ऋण के रूप में भागीदार राज्‍य सरकारों और उनकी कार्यान्‍वयन एजेंसियों को वित्‍तीय सहायता देता   है । जैसा एनसीआरपीबी ने सूचित किया है कि मार्च, 2016 तक राजस्‍थान उप-क्षेत्र में 581.51 करोड़ रूपये की आकलित लागत तक के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं जिनके लिए उनके द्वारा 332.28 करोड़ रूपये का ऋण वित्‍तीय सहायता के रूप में स्‍वीकृत किया गया है । 
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